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 jyans  have  been  warned  that  they  will
 be  taken  to  task  and  they  will  be
 ruined  I  say  that  the  hon  Home
 Minisier  should  make  a  statement  on
 this

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  =  (Dia-
 mond  Harbour):  This  ‘'s  a  vely  seti-
 ous  matter  The  Munister  should
 make  the  statement  today.  A  harijan
 ‘woman  was  burnt  alive

 SHRI  K.  S  CHAVDA:  This  is  a
 very  serious  matter.  Once  again,  I
 say,  the  Home  Minister,  Shr:  Dikshit
 Ji,  should  make  a_  statement  on  this
 as  early  as  possible

 Secondly,  I  have  given  a  Call  At-
 tention  regarding  what  recently  hap-
 pened  in  Ahmedabad..

 MR  SPEAKER:  I  alloweg  him
 only  this.

 SHRI  K  S  CHAVDA:  I  request
 you  to  please  ask  the  Home  Minister
 to  make  a  statement  on  that  as  early
 as  possible

 MR  SPEAKER  Yes.

 (uy  Issut  or  ORpinane  ts  छा  HE
 GOVERNMEN®  oF  Bitar

 at  wa  लिसये  (बांका)  आज  मै
 सद्रत  के  सामने  एक  महत्वदूर्ण  सर्वधानिक
 सवाल  रखना  चाहता  हु  ।  मेरे  खयाल  से  एक
 अर्से  से  बिहार  राज्य  और  दूसरे  राज्यों  में  भी

 यह  होता  होगा  लेकिन  मुझे  इसकी  निश्चित
 जानकारी  नहीं  है--प्रविधान  की  धारा
 23  के  तहत  जो  अध्यादेश  जारी  किए  जाते

 है  उनके  बारे  मे  अकसर  ऐसा  होता  है  कि
 उनको  विधान  सभा  झौर  विधान  परिषद्‌  के
 सामने  रख  कर  विधयको  के  रूप  मे  अधिनियम
 या  एक्ट  के  रूप  में  पास  करवाने  के  बजाय
 लैप्स  होने  दिया  जाता  है  ।  कभी  विधान
 सभा  या  विधान  परिषद  के  सामने  ये  नहीं
 आते  हैं  लेप्स  होने  के  बाद  जब  विधान
 मडल  की  बैठक  स्थगित  हो  जाती  है  तो  उन
 ग्राडिनेंसिस  को  फिर  से  जारी  किया  जाता,
 रीइशू  किया  जाता  है  ।  लगातार  ऐसा  इन

 प्रध्यादेशो  के  बारे  में  हुआ  है  ।  इस  सिलसिले
 में  गृह  मंत्री  श्री  राम  निवास  मिर्धा  से  मैंने
 बात  की  है  भौर  उन्होंने  मुझे  कहा  है  कि  कोई
 दफा  बिहार--सरकार  को  हम  लोग  लिख

 चुके  हैं  भौर  हमने  कहा  है  कि  संविधान  की
 मर्यादा  के  विपरीत  यह  है  और  झापको
 ऐसा  नहीं  करना  चाहिये  लेकिन  बिहार  को
 सरकार  बिल्कुल  नही  सुन  रही  है।

 दो  तीन  संवैधानिक  बाते  आपके
 सामने  में  रखा  चाहता  हु  ।  क्या  शब  समय
 नही  झ्राया  है  कि  यह  सदन  इन  मामलों  पर
 अपनी  तवज्जह  दे  श्रौर  सविधान  की  जो
 धाराय  है  उनका  पालन  राज्य  सरकार  से

 करावाए  ?  213  घारा  हैं  भौर  अपने
 यहा  i23  हि  जो  तकरीबन  उसी  की  तरह
 हो,  थोडा  बहुत  फर्क  है  1  लेकिन  अध्यादेशों
 के  लिए  एक  स्थिति  का  होना  जरूरी  हो  जाता
 है  ।  इस  में  लिखा  हथ्मा  है

 243  (ह7)  7  बह  आज  time,  except
 when  the  Legislative  ५९  smbly  of  a
 State  ia,  In  session,  or  where  there

 a  Legislative  Council  in  a  State,
 except  when  both  Houses  of  the
 Legislature  are  m_  session,  the
 Governor  is  satisfied  that  circums-
 tint.  evet  which  iender  it  neces-
 aly  for  him  to  take  immediate
 action,  he  may  promulgate  such
 Ordinances  as  the  circumstances

 pnear  to  him  to  resui-e”

 इस  में  एक  शर्त  है  कि  अगर  राज्यपाल  की  यह
 राय  है  कि  इस  मामले  में  तत्काल  कार्रवाई
 करनी  चाहिये  श्रौर  विधान  मडल  की  बैठक  नही
 च१  रही  हैतो  वह  भ्रध्यादेश  जारी  करता  है।
 दमिडिएट  ऐकशन  का  यह  मतलब  है  कि  पहले
 मौके  पर,  पहला  अवसर  मिलते  ही  विधान
 मइल  के  सामने  यह  भ्रध्यादेश  विश्येयक  के  रूप
 में  झाना  चाहिये  और  विधान  मडल  के  द्वारा
 इसकी  पुष्टि  होनी  चाहिये।  हमारे  यहां  भी
 केद्ध  के  द्वारा  भ्रध्यादेश  जारी  किये  जाते  हैं।
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 कभी  कभी  हम  लोग  अपना  प्रोटस्ट  भी  करते
 हैं  कि  पालियामैट  का  जब  जल्दी  सत्र  होने
 वाला  है  तो  भ्राप  क्यों  भ्रध्यादेश  जारी  करते

 हैं  ।  अ्रगर  तत्काल  कार्रवाई  करने  की  कोई
 झावश्यकता  नहीं  है  तो  झापने  भ्रध्यादेश
 क्‍यों  जारी  किया  ।  लेकिन  कम  से  कम  केन्द्र
 में  आज  तक  जब  भी  भश्रध्यादेश  जारी  हुए
 तो  उनको  जब  पालियामेद  का  सत्न  आ  जाता

 है  तो  उसमे  तत्काल  रखा  जाता  है,  उस  बहस
 करने  का  मौका  मिलता  है  भ्ौरइनकों  कानून
 का  अधिनियम  का  रूप  दिया  जाता  है।  मेरा
 केवल यह  मुद्दा  नही  है  कि  श्राइिनस  जारी  करके
 सविधान  की  हत्या  की  जाती  है।  मेरा  मुद्दा  यह
 है  कि  प्रध्यादेश  जारी  करने  के  बाद  अगर  उसको
 जारी  करने  की  तात्कालिक  आवश्यकता  थी
 वो  क्‍या  विधान  मण्डल  की  बठक  में  उसको
 विधयक  के  रूप  में  पारित  करने  की  आवश्यकता

 नही  थी  ?  इस  तरह  से  एक  दो  चार  अ्रध्यादेशों
 के  बारे  मे  लगातार  होता  जाएगा  तो  झाप  पूछेंगे
 कि  जव  वें  लैप्स  हो  जापे  है  ता  के  कानून  नही  रहते

 है  श्रौर  उस  अवस्था  म  जेब  साधारण  नागरिक  जो
 उससे  प्रभावित  है  बह  अदालत  में  क्‍यों  नहीं
 जाता  है  ”  श्राप  जानते  ही  है  कि  अ्रदालत  के
 सामने  जाना  साधारण  नागरिक  के  लिए
 सम्भव  नहीं  हे  श्रीर  इसके  ऊपर  बरसों  न्ग्क्‌
 फंसला  नही  होता  है  ।  इसलिए  यह  सिलसिला
 चलता  रहा  है  |

 इसके  बारे  में  आप  संविधान  की  59
 धारा  देखे  ।  गतनंर  को  कसम  खानी  पड़ती  हे  4
 इसवे  में  लिखा  दुष्ना  है

 “,  A.B.  dr  swear  in  the  name  of
 God  that  I  will  faithfully  execute
 the  office  of  Governor  (or  discharge
 the  functions  of  the  Governor)
 ०१५  (name  of  the  State)  and
 will  to  the  best  of  my  ability  pre-
 serve,  protect  and  defend  the  Cons-
 titution  and  the  law  and  that  I  will
 devote  myself  to  the  service  and
 well-being  of  the  people  of......
 vname  of  the  Stata)”
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 उसी  तरह  तोसरे  शइयूल  में  मन्‍्त्री  द्वारा
 भी  झोथ  ली  जाती  है।  ट्स  में  इसका  फाय
 दिया  हुआ्ना  है

 “Form  of  oath  of  office  for  a  Minis-
 ter  for  a  State:  —

 “I,  AB.,  do  swear  in  the  name  of
 God  that  I  will  bear  true  faith
 and  allegiance  to  the  Constitution
 of  India  as  by  law  established,  that
 I  will  uphold  the  sovereignty  and
 integrity  of  India,  that  I  will  faith-
 tully  and  conscientiously  discharge
 my  duties  as  a  Minister  for  the
 State  of  and  that  I  will  do
 nght  to  all  manner  of  people  in
 accordance  with  the  Constitution
 and  the  law  without  fear  or  favour,
 affection  oy  illwill”’

 ऐसी  हालत  में  जो  एक  कानून  बनाने  की
 प्रकिया  6,  लैजिस्लेटिव  प्रोसेस  है  इसकी
 ज,  इस  त  हू  दिन  दहाड  हत्या  हो  रही
 2  तो कया  समय  नहीं  श्राथा  है  कि
 पालि  मेट  इसके  बारे  से  राय  बताएं?
 अगर  ग्रापको  यह  मलाह  है  कि  इसके  कारे  में  में
 कार्ड  सबरटाटिव  मोशन  दना  ब्ावकी  सलाह  के

 अनुसार  मे  देने  के  विए  तयार  ड़ i  ब्राज  ऑ्ाककों
 मार  7  मै  प्रधानमन्त्री  से  गवर्नर  ।  ग्रार  राष्ट्रपति
 में  ग्रपील  करना  चाहता  हू  कि  इन  तीनो  का
 यह  दायित्व  है  कि  राज्य  मे  संविधान

 शआएस>  एम०  बनज  थ्रो  खर  लो
 ्रट्रमद  से  करिये।

 अमर  लिन  मैंतों  भी  जिदीब  चाध,  से  करूगो
 झगर  व  जीत  जायेगे  तो  उन  से  काम  हम  करवाएँगे
 अपील  उन  से  करने  की  जया  जरूरत  है  ?
 वह  बत्तन  अच्छे  ग्रादमी  है  आर  बह  सवि  (न  का

 पालन  परेंगें।  लेकिन  हेसी  मजाक  को  श्राप  छोड
 दे।  गम्भीरता  पूवक  आपको  मार्फंत  प्रधान
 मन्त्री  से,  राष्ट्रति  जी  से  भौर  विहार
 के  जो  गर्वनर  है  उन  से  मै  रहता  चाहता  हूं
 कि  2i3  धाराजो  संविधान  में  रखी

 गई  थी  सविधान  बनाते  वालों  का  यह  कभी
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 गशा  नही  था  कि  श्रध्यादेशो  को  जारी  करने  के
 झधिकार  का  इस  तरह  से  विधान  मण्डल  को
 ताक  पर  रख  कर  ,  बाई  पास  करके  इस्तरमाल

 हो।  इसलिए  इसके  बारे  मे  श्राप  सोच  समझकर
 जो  भी  हमें  निर्देश  दना  चाहे  दें।  प्रगर  झाप  यह
 चाहतें ह ैकि  कोई  सबस्टांटिव  मोशन  लाई  जाए
 तो  हम  वह  भी  ला  सकतें  है  गवनेर  के  खिलाफ

 लानी  है  तो उनके  खिलाफ  लाऐगे।  जिस  शक्ल
 में  आप  चाहते  है  ,  मैं  रखने  के  लिए  तैयार  हूं।

 MR.  SPEAKER:  Is  the  Minister
 ready  or  does  he  want  to  have  some
 time?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS
 (SHRI  प्  H.  MOHSIN):  I  will  place
 before  the  House  as  much  informa-
 tion  as  I  have  got  from  the  Govt.  of
 Madhya  Pradesh  as  regarus  the  ques-
 tion  raised  by  Shri  Chawla.  (Inter-
 ruptions).

 MR.  SPEAKER:  This  is  an  issue
 not  of  making  a_  statement.  It  is
 purely  a  Constitutional  issue.  You
 better  satisfy  me  why  this  ig  being
 done  and  then  later  on  we  will  take
 it  up.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU:  He  is
 making  a  statement  on  the  Harijan
 issue;  he  seems  to  have  come  prepar-
 ed  for  that.

 MR.  SPEAKER:  Not  now.

 SHRI  H.  M.  PATEL  (Dhandhuka):
 Sir,  this  issue  which  Mr.  Madhu
 Lamaye  has  raised  is  an  important
 one.  I  am  only  requesting  you  that
 it  must  be  taken  up  seriously;  it  must
 be  discussed  substantively  so  that  the
 importance  of  the  position  like  this  is
 realised.

 MR.  SPEAKER:  That  is  why  I
 have  given  my  indication  on  it

 767

 SHRI  JYOTIMOY  BOSU:  I  want
 to  know

 MR  SPEAKER:  No,  please.  I
 have  allowed  only  two  items.  No-
 thing  else  please.

 JULY  30,  974  Cinematograph  (Second  68
 Amdt.)  Bill

 43.50  hrs.

 CINEMATOGRAPH  (SECOND
 AMENDMENT  BILL—  contd.

 MR.  SPEAKER:  Now,  we  take  up
 the  further  clause-by-clause  consi-
 deration  of  the  Cinematograph  (Se-
 cond  Amendment)  Bill.

 We  are  on  clause  5.

 Clause  5  (Amendment  of  section  4)

 SHRI  MANORANJAN  HAZRA
 (Arambagh):  I  move:

 Page  3,—

 tor  lines  28  to  42,  swbstitute—

 “(IA)  Any  person  desiring  to
 export  any  film  for  exhibitton
 outside  India  shall  not  be  allowed
 to  do  so  if  the  film  has  not  been
 certified  already  by  the  Board.”
 (23).

 MR.  SPEAKER:  You  may  continue
 after  lunch

 Now  we  adjourn  for  lunch  and  re-
 assemble  at  3  p.m.

 3.5]  hrs.

 The  Lok  Sabha  adjourned  for
 Lunch  till  Fifteen  of  the  Clock,

 The  Lok  Sabha  reassembleg  after
 lunch  at  Threc  Minutes  past  Fifteen

 of  the  Clock.

 {Mr,  Deputy-SpeaKER—itn  the  Chair}

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Dia-
 mond  Harbour):  I  wrote  to  the  Spea-
 ker  about  the  difficulty  that  the  stu-
 dents  are  facing  in  the  matter  of
 admission  in  the  Delhi  University.  In
 the  Department  of  Economics,  the
 number  of  seats  have  been  reduced
 and  they  are  being  made  to  face  a  lot
 of  difficulties  I  request  you  to  ask
 the  Government  to  make  a  statement
 on  this  because  the  young  students
 are  being  put  to  trouble,  Thisis  a
 serious  matter.


